
वित्त वर्ष 2023-24 में नरेगा के लिए अत्यधिक अपर्याप्त बजट
आवटंन

नरेगा सघंर्ष मोर्चा (एनएसएम) और  पीपलु्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीएईजी) द्वारा बजट के बाद का वक्तव्य
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित नरेगा के लिए आवटंन एक उपहास है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम के तहत लोगों के काम करने के अधिकार पर हमला है। नरेगा एक मांगआधारित काननू है और काम की
मांग को परूा किया जाना चाहिए। अभतूपरू्व बजट कटौती से (ए) वेतन भगुतान में भारी देरी होगी, (बी)कामकीमांगमें
कमी आएगी, और (सी) गणुवत्तापरू्ण सपंत्ति का निर्माण नहीं होगा। कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित करने के
बजाय, कें द्र सरकार ने बार-बार अनावश्यक तकनीकी छेड़छाड़ का सहारा लिया है। मज़दरूों की उपस्थितिदर्जकरने के
लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) एप्लिकेशन, जो चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य है, एक ऐसा ही मज़दरू
विरोधी हस्तके्षप है।
पीरियाडिक लेबर फ़ोर्स सर्वेक्षण (PLFS) 2020-21 के अनसुार, भारत में कुल ग्रामीण बेरोजगारी 6.48% है। विश्वबैंक1 के
आकंड़ों के अनसुार, भारत में महिलाओं की लेबर फ़ोर्स की भागीदारी में गिरावट आई है और 2021 में पांच में से चार
महिलाएं लेबर फ़ोर्स में नहीं थीं। ग्रामीण मजदरूी में ठहराव एकअन्यप्रमखु चितंाका विषय है। 2014और 2021 के बीच,
वास्तविक ग्रामीण मजदरूी में वदृ्धि केवल 29 रुपये2 की वदृ्धि के साथ स्थगित रही है। ये आकँड़े स्पष्ट रूप से
बेरोजगारों, विशषे रूप से अनौपचारिक के्षत्र के सामने सकंट का सकेंत देते हैं। रोजगार के निम्नस्तरऔरकममजदरूी
भी कम खपत की ओर ले जाती है जो बदले में नीचे से ऊपर की कुल मांग को कम करके आर्थिक विकास पर प्रतिकूल
प्रभाव डालती है।
अपनी क्षमता से आधी क्षमता पर काम चलने के बावजदू (पिछले 5 वर्षों में प्रति घर काम किए गए दिनों की औसत
सखं्या केवल 40 और 50 दिनों के बीच रही है3), इसके दरूगामी प्रभाव हुए हैं। हाल के एक अध्ययन4 से पता चला है कि
बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेशऔर महाराष्ट्र में 20-60% परिवारों ने महससू किया कि नरेगा ने गाँव केसमग्र विकासमें
योगदान दिया और पलायन न करने में योगदान,कार्यक्रम केसकारात्मकपहलू के रूपमें उल्लेख कियागया।नरेगा के
लिए सबसे जोरदार जनमत सगं्रह के रूप में, सर्वेक्षण किए गए ब्लॉकों में 10 में से 8 सेअधिकजॉबकार्डधारकों नेकहा
कि वे चाहते हैं कि नरेगा में 100 दिनों के घरेलू अधिकार के बजाय 100 दिनों के व्यक्तिगतअधिकार हों। नरेगा ने विशषे
रूप से महामारीऔरउसकेबाद केलॉकडाउन के दौरान स्पष्टरूप से इससदंर्भमें अपनी प्रासगंिकता दिखाई है।शोध5 से
यह भी पता चला है कि नरेगा के तहत बनाई गई सपंत्ति स्थानीय समदुाय और भगूोल के लिए पारिस्थितिक रूप से
फायदेमदं हो सकती है। महामारी सहित पिछले दशक के दौरान, नरेगा में महिलाओं के श्रम दिवस कुल सजृित श्रम
दिवसों के आधे से अधिकबने रहे है । वित्तवर्ष2022-23में भी कुलश्रम दिवसोंमें महिलाओंकायोगदान 57% देखागया6,
जो अब तक का सबसे अधिक है। पिछले दो वर्षों में किए गए अस्थायी लाभ पर निर्माणकरने के बजाय,कें द्रसरकार ने
कल घोषित बजट कटौती के माध्यम से 10.02करोड़सक्रियश्रमिकोंकीसामाजिकसरुक्षाको पहलेकीतलुना
में अधिक अनिश्चित बना दिया है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवटंन को घटाकर 60,00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, चालू वित्त वर्ष के लिए
सशंोधित अनमुान 89,400 करोड़ रुपये होने के बावजदू। अपने प्री-बजटनोटमें हमनेसझुाव कियाथा किचालू वित्तवर्ष
में काम करने वाले कम से कम सभी लोगों को काननूी रूप से 100 दिनों के काम की गारंटी देने के लिए 2.72लाखकरोड़
रुपये की जरूरत होगी। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है और वास्तव में यह एक रूढ़िवादी अनमुान है जो

6 Source: NREGA MIS ‘At a Glance’, accessed 2 February, 2023.
5 Desai, Vashihstha, and Joshi 2015

4 Azim Premji University, NREGA Consortium and Collaborative Research and Dissemination, ‘Employment guarantee
during Covid-19: Role of MGNREGA in the year after the 2020 lockdown’, (2022)

3 http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx

2https://www.im4change.org/news-alerts-57/real-wage-rates-of-the-rural-workers-hardly-increased-during-the-past-6-ye
ars.html
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अनमुानित न्यनूतम मजदरूी दर पर इस
वर्ष7 नियोजित परिवारों पर विचार करता
है। चित्र 1 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के
प्रतिशत केरूपमें नरेगाआवटंनको दर्शाता
है। विश्वबैंक केअर्थशास्त्रियों8 ने सिफारिश
की कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम
1.7 प्रतिशत कार्यक्रम के लिए आवटंित
किया जाना चाहिए। इसके विपरीत,
जीडीपी9 के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष
2023-24 के लिएआवटंन लगभग 0.198%
है जो नरेगा के इतिहास में अब तक का
सबसे कम है।
अभी तक 5.7 करोड़ घरों के 8.1 करोड़
मज़दरूों ने कें द्र से धन जारी करने में देरी के
कारण कार्यान्वयन में लगातार रुकावटों के
बावजदू इस वित्तवर्षमें नरेगामें काम किया
है। वित्तवर्ष 23-24 के लिएबजटअनमुानऔरभीकम हैअगरबकाया राशिघटा दियाजाए।अनमुानित चित्र 1को ध्यान
में रखते हुए: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में नरेगा बजटआवटंन इस चालू वर्ष की लबंित देनदारियां, केवल
रु50,600 करोड़ रुपएखर्च के लिएबचे रहेंगे।नतीजतन, वित्तीयवर्ष23-24 के लिएप्रतिसक्रियपरिवार केवल 16.64 दिनों
का काम कर पाएंगे। यदि हम सभी 16 करोड़ पजंीकृत घरों पर विचार करें,तो दिनऔरघटकर केवल 10 दिनरहजाएंगे।
ओडिशा के मखु्यमतं्री नवीन पटनायक सहित अन्य राजनीतिक नेता भी बजट में कटौती से निराश हैं। मोदी सरकार
द्वारा यह अन्यायपरू्ण आवटंनग्रामीणमज़दरूों केअधिकारों पर हमला हैऔरकार्यक्रमकोखत्मकरनेकी दिशामें एक
कदम है। पीएमएवाई और जल जीवन मिशन केबजटीयपरिव्ययमें वदृ्धि केसापेक्षनरेगा के बजटआवटंनमें कटौती
को भी मान्यता दी जानी चाहिए। यह मज़दरूों को सशक्त बनाने वाले काननूों को कमजोर करने और इसके बजाय
नागरिकों को वार्षिक आवटंन और लक्ष्यों की दया पर छोड़ने वाली योजनाओं को बढ़ावा देने के सरकार के इरादे का
शिक्षाप्रद है।
नरेगा सघंर्ष मोर्चा और पीपलु्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा के लिए इस घोर अपर्याप्त आवटंन पर गहरी
निराशा व्यक्तकरते हैं। वर्तमानशासन विलबंित वेतनभगुतान,अत्यधिक डिजिटलीकरणऔरकार्यक्रम केकें द्रीकरण
के साथ-साथ बिना किसी कार्यकर्ता-परामर्श के पेश किए गए परिवर्तनों के रूप में मज़दरूों के अधिकारों को कम करना
जारी रखता है। इसके जवाब में, देश भर के नरेगा मजदरूों ने बजट में कटौती के विरोध में नरेगा दिवस (2 फरवरी) को
सड़क पर उतर कर रोषजताया।अधिनियमको व्यवस्थितरूप सेकमजोरकरनेकाअतंकरने के लिएऔरकें द्रसरकार
की मज़दरूों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को उजागरकरने के लिएनरेगासघंर्षमोर्चा के बनैर तले देशभर
के सकैड़ों नरेगा मज़दरू और उनके समर्थक 6 फरवरी से 100 दिनों के लिए विरोध में दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
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9 The nominal GDP for BE 2023-24 has been projected at 3,01,75,065 crores
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